
श्रीमती शशिश नयै्यर 
 बनाम 

भारत संघ एवं अन्य 

 29अक्टूबर, 1991

(के०एन० सिंसह, पी०बी० सावंत, एन०एम० काशलीवाल, 

बी०पी० जीवन रडे्डी एवं जी०एन० र,े न्यायमूर्तितगण) 

भारत का संविवधान, 1950-  अनुच्छेद  32-  दण्डि-.त बंदी की पत्नी द्वारा रिरट याचि4का-
मृत्यु द-.- का औचि4त्य- फांसी-वैज्ञाविनक व कम पीड़ादायी। 

भारत का संविवधान, 1950-अनुच्छेद 21- मृत्य ुद-.-दण्डि-.त- असंवैधाविनक नहीं। 

याचि4का कता<  का पचित अपने विपता एवं सौतेले भाई की मृत्यु कारिरत करने हेतु धारा
302 भा०द०ंसं० के अन्तग<त विव4ारिरत।

सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्यु द-. की सजा सुनायी गयी। 

अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्य ुद-. की पुविC की गयी जिजसके विवरूद्ध इस न्यायालय
के समक्ष अनुमचित याचि4का दाखिJल की गयी और वह भी विनरस्त की गयी। 

पुनर्विव4ार याचि4का भी उसके द्वारा दाखिJल की गयी। वह भी विनरस्त की गयी। 

जम्मू-कश्मीर के गवन<र एवं भारत के राC्र पचित के समक्ष दायर दया याचि4का भी
अस्वीकृत।  भारत  के  राC्र पचित  द्वारा  विनरस्त  दया  याचि4का  को  अशिभयकु्त  द्वारा  संविवधान  के
अनुच्छेद 32 में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विकया गया, वह भी विनरस्त की गयी। 

जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य याचि4का संविवधान के अनुच्छेद 226

के अन्तग<त सजा को रद्द करने हेतु दायर की गयी जिजसे उच्च न्यायालय द्वारा विनरस्त विकया गया।

26.10.1991 को याचि4का कता< के पचित, निंनविदत कैदी को फांसी होनी थी। 

याचि4का कता< द्वारा संविवधान के अनुच्छेद 32 में उपरोक्त याचि4का मृत्यु द-. की वैधता
को 4ुनौचित देने हेतु इस प्राथ<ना के साथ दायर की गयी विक उसके पचित की सजा को रद्द विकया
जाये।
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उक्त याचि4का J-.पीठ द्वारा 25.10.1991 को सुनी गयी और उक्त विवषय को संविवधान पीठ
को निंनविदत कैदी की सजा के विनष्पादन पर रोक लगाये जाने हेतु विनर्विदC विकया गया। 

याचि4का कता< द्वारा कथन विकया गया विक मृत्यु द-. भारत के संविवधान के अनुच्छेद 21 का
उल्लघन ह।ै जो विकसी व्यविक्त को उसके जीवन से वंचि4त होने से रोकता है,  मृत्यु द-. समाज के
विकसी उदे्दश्य की पूर्तित नहीं करता और यह असभ्य मृत्यु की सजा विकसी व्यविक्त को नहीं दी जानी
4ाविहये क्योंविक इसका कोई विनवारक असर नहीं ह।ै मृत्यु द-. की सजा का पीविड़त के परिरवार पर
अमानवीय असर होता है और वह संविवधान के अनुच्छेद 21 के अन्तग<त साथ<क जीवन के मौखिलक
अचिधकार से वंचि4त होता ह।ै मृत्यु द-. की सजा का फांसी द्वारा विनष्पादन असभ्य  और अमानवीय
है और इस सजा के विनष्पादन को विकसी अन्य उचि4त व कम पीड़ादायी सजा से प्रचितस्थाविपत विकया
जाना 4ाविहये। 

इस न्यायालय द्वारा याचि4का विनरस्त की गयी और यह अशिभविनधा<रिरत विकया गया विक- 

1.कानून के अन्दर मृत्य ुद-. को दलु<भतम मुकदमों में विदया जाना 4ाविहये। मृत्य ुद-. की 
सजा का प्रावधान कानून द्वारा स्थाविपत विकया गया ह ैउससे संविवधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन 
नहीं होता ह।ै मृत्य ुद-. की सजा का विनष्पादन द्वारा फांसी वैज्ञाविनक एवं कम पीड़ादयी प्रवि]या ह।ै 
(106 G, 107 F)

 2.मृत्यु द-. का विनवारक प्रभाव होता ह ैऔर वह सामाजिजक उद्देश्य की सेवा करता है, देश 
के समाजिजक परिरण्डिस्थचितयों को  दृविCगत रJते हुये मृत्य ुद-. को समाप्त करने का यह समय उचि4त 
नहीं ह।ै

3.न्याचियक अवेक्षा से यह स्पC होता ह ैविक इस देश की कानून व्यवस्था 1967 से अभी तक 
सुधरी नहीं है और समय के साथ यह और विबगड़ती जा रही ह।ै इसखिलये यह समय इस विवषय के 
कानून पर पुनर्विव4ार हेतु अनुपयकु्त ह।ै (107 E)

जगमोहन बनाम उ०प्र० राज्य., (1973) 1 एसएससी 20; बच्चन सिंसह बनाम पंजाब राज्य, 

(1973) 3 एसएससी 727; दीना उफ< दीनदयाल व अन्य. बनाम भारत संघ बनाम अन्य।, (1983) 4 

एसएससी 645, 

मूल के्षत्राचिधकारः रिरट याचि4का (वि]विमनल) नं० 1339/1991

(अन्तग<त भारत के संविवधान के अनुच्छेद 32).
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 आर०के० जैन,  ए० मरिरयारपुथम,  सुश्री अरूणा माथुर,  उदय लखिलत,  शंकर सी० घोष और
सुश्री 4ं4ल गांगुली वास्ते याचि4का कता< । 

न्यायालय का विनण<य विदया गया। 

के०एन०सिंसह,  न्यायमूर्तित,  शशिश नयैर पत्नी राजगोपाल नायर जिजसे धारा 302 भारतीय द-.
संविहता  (भा०द०ंसं०,  संचिक्षप्त में)  मृत्यु द-. की सजा सुनायी गयी। जो इस न्यायालय के समक्ष
संविवधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा उपण्डिस्थत आये और मृत्यु द-. की संवधैाविनक वधैता को 4ुनौचित
दी। 

याचि4का कता< के पचित राजगोपाल नायर पर अपने विपता व सौतेले भाई की मृत्यु का अपराध
अन्तग<त धारा 302 भा०द०ंसं० के अधीन विव4ारण 4ला। सत्र न्यायालय द्वारा विनण<य और आदेश
विदनांक  24.04.1986  से राजगोपाल नायर को मृत्यु द-. की सजा सुनायी गयी। अपील में उच्च
न्यायालय द्वारा मृत्यु द-. की सजा की पुविC की गयी और राजगोपाल द्वारा दायर अपील विनरस्त की
गयी। राजगोपाल द्वारा तदोपरान्त विवशेष रिरट याचि4का सत्र न्यायालय और हाईकोट<  के आदेश को
4ुनौचित देते हुये इस न्यायालय में दाखिJल की गयी परन्तु वह विवशेष रिरट याचि4का भी इस न्यायालय
द्वारा विनरस्त की गयी। अशिभयकु्त द्वारा दाखिJल पुनर्विव4ार याचि4का भी इस न्यायालय द्वारा विनरस्त की
गयी।  फलस्वरूप  अशिभयकु्त  की  फांसी  की  सजा  इस  न्यायालय  द्वारा  स्वीकृत  की  गयी।  जिजसके
उपरान्त उसके द्वारा जम्मू-कश्मीर के गवन<र और भारत के राC्र पचित के समक्ष दया याचि4का दायर की
गयी,  परन्तु वह भी विनरस्त कर दी गयी। उसके द्वारा भारत के राC्र पचित द्वारा विनरस्त की गयी दया
याचि4का के विवरूद्ध संविवधान के अनुच्छेद 32 के अन्तग<त रिरट याचि4का दायर की गयी वह भी विनरस्त
की गयी।  एक अन्य याचि4का जम्मू-कश्मीर हाईकोट<  के समक्ष संविवधान के अनुच्छेद 226 में सजा
को रद्द करने हेतु दायर की गयी वह भी विनरस्त की गयी। कानून प्रवि]या न्यायालय के समक्ष समाप्त
होने के उपरान्त उसको 26.10.1991 को फांसी होनी थी। श्रीमती शशिश नायर याचि4का कता< द्वारा
संविवधान  के  अनुच्छेद  32  के  अन्तग<त  उपरोक्त  याचि4का  इस  न्यायालय  के  समक्ष  दायर  कर
राजगोपाल नायर की मृत्यु द-. की सजा को रद्द करने हेतु प्रस्तुत विकया गया। J-.पीठ द्वारा
उपरोक्त याचि4का पर 25.10.1991 को सुना गया और उक्त को संविवधान पीठ के समक्ष विव4ार हेतु
प्रस्तुत विकया गया और उस दौरान निंनविदत कैदी की सजा को स्थविगत विकया गया।                    

श्री रविव के० जैन, याचि4का कता< के विवद्वान अचिधवक्ता द्वारा विनम्नखिलखिJत विनवेदन विकये गयेः-

1. मृत्यु द-. भारत के संविवधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है क्योंविक यह अनुच्छेद विकसी
व्यविक्त को जीवन से वंचि4त करने पर पूरी तरह से प्रचितबन्ध लगाता ह।ै
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2. मृत्यु द-. विकसी भी सामाजिजक उदे्दश्य की पूर्तित नहीं करता है और विबना विकसी अध्ययन के
विकसी भी व्यविक्त को मृत्यु द-. की असभ्य सजा नहीं दी जानी 4ाविहए क्योंविक इसका कोई विनवारक
प्रभाव नहीं है।

3. मृत्यु द-. की सजा का पीविड़तों के करीबी सम्बण्डिन्धयों पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें 
संविवधान के अनुच्छेद 21  के तहत साथ<क जीवन के मौखिलक अचिधकारों से वंचि4त करता है।

4. फांसी द्वारा मृत्यु द-. देना असभ्य एवं अमानवीय है। सजा को विनष्पाविदत करने में इसके स्थान पर
कोई अन्य सभ्य और कम पीड़ादायक तरीका अपनाया जाना 4ाविहए।

श्री जैन द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही एक से अचिधक अवसरों पर
विवस्तार  से  विव4ार  विकया  जा  4ुका  ह।ै   जगमोहन  सिंसह  बनाम  यू०पी०  राज्य,(  1973)

1 एस०सी०सी० 20और बच्चन सिंसह बनाम पंजाब राज्य (1979) 3 एस०सी०सी० 727 में, इस
न्यायालय ने विवस्तरिरत विव4ार-विवमश<  के बाद माना विक मृत्यु द-. संविवधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
नहीं ह।ै बच्चन सिंसह के मामले में (पूवeक्त) में अदालत में प्रश्न संख्या 4 को छोड़कर इस याचि4का में उठाये
गये सभी सबालों पर विव4ार विकया और बहुमत के फैसले ने एक विवस्तरिरत तक<  संगत आदेश द्वारा इसे
Jारिरज विकया गया। 4ूंविक हम उन कारणों से पूरी तरह सहमत है, इसखिलये हम उन्हें दोहराना जरूरी नहीं
समझते।

विवद्वान अचिधवक्ता ने आगे आग्रह विकया विक जगमोहन सिंसह व बच्चन सिंसह  (पूवeक्त)  के मामले में
खिलया गया दृविCकोण गलत है और इस पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विव4ार की आवश्यता ह।ै इसखिलये,

उन्होंने हमसे इस मामले को एक बड़ी बैं4 को सौंपने का अनुरोध विकया क्योंविक यह एक नागरिरक के
जीवन से सम्बण्डिन्धत सवाल ह।ै उन्होंने आग्रह विकया विक मृत्य ुद-. देना एक गंभीर मामला ह ैक्योंविक यह
संविवधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुये एक नागरिरक को उसके जीवन से वंचि4त कर देता है
और इसखिलये अदालत को इस मामले पर विफर से विव4ार करना 4ाविहये। हम मृत्यु द-. विदये जाने के
प्रभाव से पूरी तरह स4ेत है, लेविकन हमारी राय है विक कानून द्वारा प्रदान की गयी मृत्यु द-. की सजा
इस न्यायालय द्वारा दलु<भतम मामलों में ही दी जानी 4ाविहये। मृत्यु द-. देने के खिलये कानून द्वारा
स्थाविपत प्रवि]या उचि4त है और यह विकसी भी तरह से अनुच्छेद 21 के आदेश का उल्लंघन नहीं करती ह।ै
बच्चन सिंसह  और जगमोहन सिंसह विवषय में (पूवeक्त) बहुमत द्वारा अपनाया गया दृविCकोण से हम सहमत हैं।
हमे विवषयों को बड़ी बैैं4 को सन्दर्भिभत करने के खिलये कोई वैध आधार नहीं विमला। विवद्वान अचिधवक्ता ने
आग्रह विकया विक बच्चन सिंसह मुकदमे  (पूवeक्त)  में बहुमत की राय  35 वां विवचिध आयोग की  1967  की
आख्या पर आधारिरत ह।ै जिजसमें दी गयी जिसफारिरशों का सारांश विनम्नखिलखिJत हःै-

“हालांविक भारत की परिरण्डिस्थचितयां यहां के विनवासीयों के सामाजिजक पालन-पोषण की 
 विवविवधता, देश में नचैितकता और शिशक्षा के स्तर में असमानता, इसके के्षत्र की 
 विवशालता, जनसंख्या की विवविवधता को ध्यान में रJते हुये वत<मान समय में देश में 
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 कानून और व्यवस्था को बनाये रJने की सवeपरिर आवश्यकता के कारण भारत  
 मृत्य ुद-. को समाप्त करने के प्रयोग का जोखिJम नहीं उठा सकता ह।ै" 

 श्री जैन ने आग्रह विकया विक उपरोक्त रिरपोट< से संकेत विमलता है विक 1967 में विवचिध आयोग की
राय थी विक देश को मृत्यु द-. समाप्त करने के प्रयोग का जोखिJम नहीं उठाना 4ाविहये। हालांविक, तब
से बहुत समय व्यतीत हो 4ुका ह।ै इसके अलावा न्यायालय के समक्ष यह विदJाने के खिलये कोई
अनुभव जन्य अध्ययन नहीं है विक 1967 में जो ण्डिस्थचित थी वह अभी भी जारी ह।ै इसखिलये कोट< को
इस मामले पर दोवारा विव4ार करना 4ाविहये। हमे इस विनवेदन में कोई योग्यता नहीं विदJती। मृत्यु
द-. का विनवारक प्रभाव होता है और यह एक सामाजिजक उदे्दश्य की पूर्तित करता ह।ै बच्चन सिंसह के
मामले (पूवeक्त) में बहुमत की राय यह थी विक हमारे देश की सामाजिजक परिरण्डिस्थचितयों को ध्यान में
रJते हुये इसे समाप्त करने का जोखिJम लेने के खिलये अभी ण्डिस्थचित उपयकु्त नहीं ह।ै यह विदJाने के
खिलये हमारे सामने कोई तथ्य नहीं रJा गया विक बच्चन सिंसह के मामले में अपनाये गये दृविCकोण
पुनर्विव4ार की आवश्यकता ह।ै इसके अलावा इस तथ्य पर न्याचियक संज्ञान खिलया जा सकता हैै विक
देश में कानून और व्यवस्था की ण्डिस्थचित न केवल  1967  के बाद से सधुरी है,  बण्डिnक कुछ वषo में
Jराब हुयी है और आज तेजी से विबगड़ रही ह।ै इसखिलये वत<मान समय में इस विवषय के कानून पर
पुनर्विव4ार  करने का उचि4त समय नहीं ह।ै इसखिलये मामले को बड़ी बैं4 को सौंपने का अनरुोध
Jारिरज विकया जाता है।ै   

जहां तक फांसी द्वारा मृत्यु द-. के विनष्पादन की विवचिध का सम्बन्ध है इस कोट<  ने दीना उफ<
दीनदयाल एवं अन्य बनाम भारत राज्य एवं अन्य (1983) 4 एस०सी०सी० 645  के मामले में भी
इसी पर विवस्तार से विव4ार विकया और माना विक गद<न से फांसी देना मृत्यु द-. का वैज्ञाविनक व
सबसे कम पीड़ादायी तरीका ह।ै एक अलग दृविCकोण अपनाने का हमें कोई औचि4त्य नहीं विमला।
हालांविक, श्री जैन के द्वारा हमारे संज्ञान में  लाया गया विक इस न्यायालय के एक विवद्वान न्यायाधीश
ने अवकाश पीठ में राज्य को यह नोविटस जारी विकया गया विक क्या फांसी द्वारा मृत्यु द-. विदया
जाना एक ]ूर एवं असामान्य प्रवि]या ह।ै इसखिलये उन्होंने आग्रह विकया विक हमें इसमें सुनवायी करनी
4ाविहये। इस याचि4का को स्वीकार करें और इस प्रश्न पर विव4ार करें। 4ूंविक मृत्य ुद-. के विनष्पादन के
तरीके  पर  पहले  ही  दीनदयाल के मामले  (पूवeक्त)  पर  विव4ारण विकया  जा 4ुका  है इसखिलये  इस
न्यायालय को कोई भी अन्य कारण नहीं विमला। 

राजगोपाल नायर की मृत्य ुद-. की सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही तक<  संगत विव4ार
विकया जा 4ुका ह ैऔर इस न्यायालय द्वारा विवशिभन्न 4रणों में लगातार कैदी के विवरूद्ध इसका जवाब 
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विदया जा 4ुका ह।ै इसखिलये याचि4का विवफल होती ह ैऔर तदानुसार Jारिरज की जाती ह।ै अन्तरिरम 
राहत आदेश विदनांक 25.10.1991 को विनरस्त विकया जाता ह।ै 

वी०पी०आर०   याचि4का Jारिरज।  

        

Translated by:

Ankur Chaudhary

J.O.code-UP2577           
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